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अतारांकित प्रश्‍न संख्या 947
03 दिसम्‍बर, 2012 के लिए प्रश्‍न
गेहूं के आयात मूल्य की तुलना में उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य
947.  श्री रघुनन्दन शर्मा: 
क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या देश के विभिन्न भागों में किसानों को दिए जाने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक मूल्य पर गेहूं को आयात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा गेहूं के आयातित मूल्य संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार किसानों से गेहूं के आयातित मूल्य पर गेहूं खरीदने का विचार रखती है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)
(प्रो0 के0वी0 थॉमस)
(क) : जी, नहीं।
(ख) : प्रश्‍न नहीं उठता। 

(ग) और (घ) : जी  नहीं । गेहूं की खरीद प्रत्‍येक वर्ष रबी विपणन मौसम में न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य पर की जाती है ।  विगत तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष हेतु निर्धारित गेहूं के न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य का ब्‍यौरा निम्‍नानुसार है :- 

	क्रम संख्‍या 
	रबी विपणन मौसम
	न्‍यून्‍तम समर्थन मूल्‍य (रुपये प्रति  क्‍विंटल)

	1.
	2009-10
	1080

	2.
	2010-11
	1100

	3.
	2011-12
	1120+50 (न्‍यून्‍तम समर्थन मूल्‍य+ बोनस)

	4.
	2012-13
	1285
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